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 क्लाईंट  चार्टर

(वाटरशेड प्रभाग)
भूमि संसाधन विभाग

ग्रामीण विकास मंत्रालय
एनबीओ बिल्‍डिंग, जी-विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,           नई दिल्‍ली- 110011
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दिसंबर, 2010 
भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड प्रभाग का क्लाईंट चार्टर
दृष्‍टिकोण (Vision)
भूमि संसाधन विभाग का दृष्‍टिकोण, ग्रामीण भारत के वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों की उत्‍पादकता को बढ़ाने के लिए भूमि संसाधनों का सतत् रूप से विकास करना है।
लक्ष्‍य (Mission)
विभाग वाटरशेड विकास कार्यक्रम में तथा वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीविका संबंधी अवसरों में भागीदारों के सहभागी दृष्‍टिकोण के जरिए सतत् विकास के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने का प्रयास करता है। 
सेवा मानक
	मुख्‍य सेवाएं
	मानक

	सभी राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए) के लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्‍ल्‍यूएमपी) के तहत वार्षिक अनंतिम लक्ष्‍यों का निर्धारण 
	पूर्ववर्ती वित्‍त वर्ष में मार्च माह तक 

	आईडब्‍ल्‍यूएमपी के तहत एसएलएनए से प्राप्‍त परियोजना प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन

	पूर्ण प्रस्‍ताव*  की प्राप्‍ति के 30 दिनों के भीतर

	आईडब्‍ल्‍यूएमपी के तहत एसएलएनए से प्राप्‍त प्रस्‍तावों   (पहली, दूसरी और तीसरी किस्‍तों) के संबंध में वित्‍तीय सहायता जारी करना
	एसएलएनए से पूर्ण प्रस्‍ताव** की प्राप्‍ति के 45 दिनों के भीतर

	मरुभूमि विकास कार्यक्रम(डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम(डीपीएपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम(आईडब्‍ल्‍यूडीपी) के अंतर्गत प्रस्‍तावों को वित्‍तीय सहायता जारी करना। 
	पूर्ण प्रस्‍ताव** की प्राप्‍ति के 45 दिनों के भीतर


शिकायत निवारण तंत्र
1. शिकायत निवारण अधिकारी
श्रीमती आरती चौधरी

सहायक महानिरीक्षक –वन

भूमि संसाधन विभाग

ग्रामीण विकास मंत्रालय
कमरा सं0 626, छठा तल, 11वां ब्‍लॉक,

सीजीओ कॉम्‍पलैक्‍स, लोधी रोड,

नई दिल्‍ली- 110003

फैक्‍स: 011-24362569

ई-मेल आईडी: arti.chaudhary@nic.in
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2.  विभाग की वेबसाइट www.dolr.nic.in पर शिकायतें रजिस्‍टर करने के लिए एक लिंक उपलब्‍ध है। भविष्‍य में इस वेबसाइट पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपीजीआरएएमएस संबंधी लिंक भी उपलब्‍ध कराया जाएगा।
3. शिकायत दर्ज करा रहे व्‍यक्‍ति द्वारा प्रत्‍याशित प्रतिक्रिया तथा शिकायत के निवारण हेतु समय सीमा
	प्रतिक्रिया
	समय सीमा

	पावती देना
	· यदि शिकायत व्‍यक्‍तिगत रूप से प्राप्‍त होती है तो उसी दिन
· यदि ई-मेल से प्राप्‍त होती है तो 3 कार्य दिवस
· यदि डाक से प्राप्‍त होती है तो 5 कार्य दिवस 

	यदि अपेक्षित हो तो  हुई मध्‍यवर्ती  प्रगति से अवगत कराना
	· यदि शिकायत वाटरशेड प्रभाग से संबंधित हो तो, इसके लिए अनुरोध प्राप्‍त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर   
· यदि शिकायत अन्‍य संगठनों से संबंधित हो तो, इसके लिए अनुरोध प्राप्‍त होने के 20 कार्य दिवसों के भीतर 

	प्रत्‍येक शिकायत को अंतिम रूप से बंद करने की सूचना देना 
	· शिकायत को अंतिम रूप से बंद किए जाने के 10 कार्य  दिवसों के भीतर 


भागीदार
1.  राज्‍य सरकार के विभाग (सूची www.dolr.nic.in उपलब्‍ध है)
2. राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसियां(एसएलएनए)
3. वाटरशेड प्रकोष्‍ठ सह आंकड़ा केंद्र(डब्‍ल्‍यूसीडीसी)
4. परियोजना कार्यान्‍वयन एजेंसियां(पीआईए)
5. वाटरशेड विकास दल(डब्‍ल्‍यूडीटी)
6. पंचायती राज संस्‍थाएं(पीआरआई)
7. वाटरशेड समितियां(डब्‍ल्‍यूसी)
8. स्‍व-सहायता समूह(एसएचजी) और प्रयोक्‍ता समूह(यूजी) सहित वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले लोग
9. प्रशिक्षण संस्‍थाएं 
10. राष्‍ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण(एनआरएए)
11. राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(एनआईसी) 
12. केंद्र सरकार के मंत्रालय 
13. गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) 
दायित्‍व केंद्र और अधीनस्‍थ संगठन
इस विभाग का कोई अन्‍य दायित्‍व केंद्र अथवा अधीनस्‍थ संगठन नहीं है।
3 का पृष्‍ठ 2 
सेवा प्राप्‍तकर्ताओं से निर्देशात्‍मक अपेक्षाएं
	क्लाईंट
	क्लाईंट से अपेक्षा

	राज्‍य सरकारें
	1.  (www.dolr.nic.in पर उपलब्‍ध) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्‍य स्तर पर एसएलएनए और अन्‍य संस्‍थागत संरचनाएं स्‍थापित करना और एसएलएनए के जरिए वाटरशेड परियोजनाओं के समग्र कार्यान्‍वयन की निगरानी करना । 
2. यह सुनिश्‍चित करना कि संस्‍थाओं में तैनात कार्मिकों को बार-बार स्‍थानांतरित नहीं किया जाए ताकि  कार्य को कुशलतापूर्वक  करने के लिए उन्‍हें पर्याप्‍त समय मिल सके।
3. राज्‍य के भाग को समय पर जारी करना।

	राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए)

	1. ब्‍लॉक और जिला स्‍तर पर तैयार योजनाओं के आधार पर राज्‍य के लिए वाटरशेड विकास संबंधी एक संदर्शी और कार्यनीतिक योजना तैयार करना तथा कार्यान्‍वयन कार्यनीति और प्रत्‍याशित प्राप्‍तियों/ परिणामों, वित्‍तीय परिव्‍ययों के बारे में सूचित करना और इसे जिलों द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट(पीपीआर) सहित संचालन समिति द्वारा मूल्‍यांकन एवं परियोजनाओं की स्‍वीकृति के लिए भूमि संसाधन विभाग को प्रस्‍तुत करना।
2. संचालन समिति द्वारा मूल्‍यांकित परियोजनाओं के आधार पर राज्‍य के लिए परियोजनाएं स्‍वीकृत करना।
3. डब्‍ल्‍यूसीडीसी और पीआईए को परियोजनाओं की वित्‍तीय स्‍वीकृति के बारे में सूचित करना तथा उन्‍हें तकनीकी सहायता प्रदान करना।
4. स्‍वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी रूप से उपयुक्‍त विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना सुनिश्‍चित करना, भूमि संसाधन विभाग को वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्‍तुत करना ।
5. पीआईए को समय-समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करना।
6. ऑनलाइन निगरानी सहित विभिन्‍न स्‍तरों पर निगरानी, मूल्‍यांकन एवं अधिगम प्रणालियां स्‍थापित करना।
7. भूमि संसाधन विभाग/एनआरएए/संसाधन संगठनों के परामर्श से राज्‍य विशिष्‍ट प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रौद्योगिकी मैनुअल आदि तैयार करना और उन्‍हें प्रचालित करना।
8. डीडीपी, डीपीएपी, आईडब्‍ल्‍यूडीपी और आईडब्‍ल्‍यूएमपी के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने के लिए पूर्ण प्रस्‍तावों* को समय पर प्रस्‍तुत करना।


*  पूर्ण प्रस्‍ताव का तात्‍पर्य विनिर्धारित मानक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट में एसएलएनए से  प्राप्‍त एक ऐसा प्रस्‍ताव होगा जिसके साथ जीआईएस आधारित नक्‍शे लगे होंगे और जो भूमि संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप हो । 
**  पूर्ण प्रस्‍ताव का तात्‍पर्य मानकों के अनुसार अपेक्षित सभी आवश्‍यक दस्‍तावेजों सहित राज्‍य सरकार से प्राप्‍त प्रस्‍ताव से होगा एवं जो आगे और ब्‍यौरा अथवा स्‍पष्‍टीकरण  के बिना ही एकीकृत वित्‍त प्रभाग में वित्‍तीय सहमति  योग्‍य एक पूर्ण प्रस्‍ताव के रूप में स्‍वीकार्य हो । 
चार्टर की अगली समीक्षा के लिए माह और वर्ष

नवंबर  2011
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